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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be fled 

as a separate complation , 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 28th November 1968 
G .SR 2098. — The following Order made by the President is published for general 
nformation : - - 

ORDER 
In exercisc of the poweis conferred by sub section ( 2 ) of section 51 of the States 
Rcorganisation Act, 1956 ( 37 of 1956 ) , I, Zakir Husain , President of India , after consulta 
tion with the Governor of Madhya Pradesh and the Chief Justice of the High Court of 
Nadhya l ladosti heieby establish a permunt Beach of the Madhya Pradesh High Court 
tl Indoc and futher direct that such ludges of the High Court of Madhya Pradesh , being 
not less than four in timber, is the Chief Justice may from time to time nominate , shall 

I at Indore in order to exercise the jurisil ction and power for the time being vested in 
that High Court in respect of cases arising in the revenue districts of Indore , Ujjajn , Dewas, 
Dhar . Jhabui, Ratlam , Mandsaur West Nimar ( Khargonc ), Shajapur and Rajgarh : 

Plovidai thit the Chief Justice may, for special reasons , order that any case or class 
of cases arising in any such clisti ict shal] he heard at Jabalpur 
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G .S . R . 2099 .-- The following Ordor made by the President is published for foporat 
Information : -- - 


ORDER 
In exercise of the powers conferred by subsection ( 2 ) of section 51 of the Stato 
Reorganisation Act, 1956 ( 37 of 1956 ) , I. Zakir Husain , President of India , after consulta 
tion with the Governor of Madhya Pradesh 49d the Chief Justice of the High Court of 
Madhya Pradesh , hereby establish a permanent Bench of tho Madhya Pradesh High Court 
at Gwalior and further direct that such Judges of the High Court of Madhya Pradosh betog 
not less than two in qumber , as the Chict Justice may from time to time Dominato , shall 
pit at Gwalior in order to exercise the jurisdiction and power for the timo being vestod 
in that High Court in respect of cases arising in tho revenuo districts of Gwalior , Shivpuri, 
Datia , Guna, Vidisha ( Bhilsa ). Bhind And Morena : 

Provided that the Chief Justice may, for special reasons, order that any 4080 or class 
of casos arising in any such district shall bo heard at Jabalpur . 
NEW DELHI , 

ZAKIR HUSAIN , 
November 18, 1968 . 

Prosidoat. 
[ No. F.16 / 20 / 68 -Judl. I ( ii ).] 


1. M . LALVANI, Jt. Spey . 


प्रतिसूचनाएं 


नई दिल्ली 28 माम्बर, 1900 


साधारण 


पो . एस. पार . 2100. -- राष्ट्रपति पारा किया गया निम्नविषित पादेव 
की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : - - 


मान 


राज्य पुर्गनठन प्रधिनियम , 1956 ( 1956 का 37) की धारा 51 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए में, जाकिर हुसैन, भारत का राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल 

और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायासय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्ष करने के पानात , मध्य प्रदेश उपय 
न्यायालय की एक स्थायी न्यायपी एसद्वारा इन्दोर में स्थापित करता हूं और यह निदेश भी देता 
हूं कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पार से मन्यून ऐसे न्यायाधीश , जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति समय 
समय पर नाम निर्दिष्ट करें, इन्दो उज्जैन , देवास , धार, मप्रा, रतलाम , मन्दसौर, पश्चिमी निमार 
( परगाव ) शाजापुर और राजार के राजस्व जिलों में उपभूत होने वाले मामलों के बारे में उस उम्म 
न्यायालय में तत्समय निहित मधिकारिता पोर शक्ति का प्रयोग करने के लिए इन्दौर में बैठेंगे : 


परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति , विशिष्ट कारणों से, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी जिले में उन्मूत 
होने वाला कोई मामला या मामलों का वर्ग जबलपुर में सुना जाएगा । 


[सं० फा० 16 / 20 / 69 - न्या . III (i) ] 
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जी . एस . पार० 2101. - - राष्ट्रपति द्वारा किमा गया निम्नलिखित प्रदिश सर्व साधारण 
की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : - - 


प्रादेश 


राज्य पुनर्गठन अधिनियम , 1956 ( 1956 का 37) की धारा 51 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , ज़ाकिर हुसैन , भारत का राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल 

और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् , मध्य प्रदेश उच्च 
न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीट एतद्वारा ग्वालियर में स्थापित करता हूं और यह निवेश भी बेमा 
हं कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के दो से अन्यन ऐसे न्यायाधीश जिन्हें मख्य न्यायमति समष 
समय पर नाम निर्दिष्ट करे , ग्वालियर, शिवपुरी , दतिया , गुना , बिदिशा ( भैलसा ),भिंड और मोरमा 
के राजस्व जिलों में उभत होने वाले मामलों के बारे में उस उन्च न्यायालय में तत्समय निहित 
अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्वालियर में बैठेंगे । 

परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति , मिशिष्ट कारणों से, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी जिले में 
उद्भूत होने वाला कोई मामला या मामलों का वर्ग जबलपुर में सुना जाएगा । 


नई दिल्ली , 
18 नवम्बर, 1988 


काकिर हुसैन , 

राष्ट्रपति 


[ सं० फा० 16/ 20 / 68- या . III ( II) ] 


अ . म . सानपाणी , 
संपत सचिव । 
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